भारत सरकार
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1586 
जिसका उत्‍तर 24 दिसम्‍बर, 2018 को दिया जाना है ।
*****
भू-जल गुणवत्ता में सुधार
1586. श्री विजय पाल सिंह तोमर: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में भू-जल विषैला हो चुका है; 
(ख) 
यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है; 
(ग) 
क्या सरकार ने देश में भू-जल गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कोई कदम उठाया है; और 
(घ) 
यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान आवंटित, संस्वीकृत और उपयोग में लाई गई धनराशि   और इसमें हुई प्रगति सहित तत्‍संबंधी राज्य-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)
(क) और (ख) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) भूजल में विभिन्‍न प्रदूषकों की मात्रा एवं सीमा का पता लगाने के लिए आवधिक रूप से भूजल गुणवत्‍ता की निगरानी करता है । भूजल गुणवत्‍ता आंकड़ों को आवश्‍यक सुधारात्‍मक उपायों के लिए संबंधित राज्‍य सरकारों के साथ साझा किया जाता है । विभिन्‍न रासायनिक घटकों द्वारा भूजल प्रदूषण से प्रभावित जिलों का राज्‍यवार ब्‍यौरा अनुलग्‍नक-I में दिया गया है ।
(ग) और (घ) ‘जल’ राज्य का विषय होने के नाते गुणवत्ता में सुधार सहित जल प्रबंधन के प्रयास करना प्राथमिक रूप से राज्यों का दायित्व है। 
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ग्रामीण जनसंख्या के लिए सुरक्षित पेयजल की कवरेज को बढ़ाने के लिए राज्‍यों को केंद्र प्रयोजित राष्‍ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्‍ल्‍यूपी) के माध्‍यम से तकनीकी एवं आर्थिक सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों को प्रोत्‍साहन देता है।
सीजीडब्ल्यूबी संदूषण मुक्त जलभृत जोनों का पता लगाने के लिए आम तौर पर अन्वेषणात्मक खुदाई करता है और इस उत्पन्न होने वाले आंकड़े/प्राप्त सूचना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र संदूषण मुक्त कुओं के निर्माण हेतु इन आंकड़ों/सूचना का प्रयोग करते हैं। 
केंद्र और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नदी प्रदूषण के निवारण/नियंत्रण तथा जल गुणवत्ता की पुनर्बहाली के लिए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 भी कार्यान्वित कर रहे हैं। 
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भूमिजल प्रदूषण के निवारण/नियंत्रण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैः- 
i. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) और प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) द्वारा “स्थापित करने की सहमति” और “प्रचालन की सहमति” जारी करके, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के विभिन्न प्रावधानों के जरिए औद्योगिक प्रदूषण का विनियमन किया है।
ii. सीपीसीबी ने सीवेज के परिशोधन एवं उपयोग के लिए दिनांक 21.4.2015 को एसपीसीबी/पीसीसी को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) की धारा 18 (1) (ख) के तहत निर्देश जारी किए हैं।
iii. सीपीसीबी ने 9 अक्टूबर, 2015 को 46 महानगरों तथा 20 राज्यों की राजधानियों के नगर पालिका आयुक्त को “नदी की जल गुणवत्ता की पुनर्बहाली के लिए सीवेज का परिशोधन और उपयोग” के लिए, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत निर्देश जारी किए हैं। 
iv. गंगा नदी बेसिन में नदियों और जल धाराओं की जल गुणवत्ता की सुरक्षा हेतु सात गंगा नदी बेसिन के एसपीसीबी  (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल) को वर्ष 2016 के दौरान मोलासिस आधारित डिस्टलरीज में “शून्य तरल निस्सरण” का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1 (ख) के तहत निर्देश जारी किए गए थे। 
v. औद्योगिक बहिर्स्राव के विषय में मानकों के अनुपालन के लिए एसपीसीबी/पीसीसी नदियों की जल गुणवत्ता सुधारने हेतु सहमति प्रबंधन लागू कर रहे हैं। 
vi. सीपीसीबी द्वारा निर्देश जारी करके देश में औद्योगिक इकाईयों में लगातार जल गुणवत्ता प्रणालियां स्थापित की जा रही हैं, ताकि बहिर्स्राव की गुणवत्ता की सूचना तत्काल मिल सके तथा मानकों का पालन न करने वाली इकाईयों का पता लगाया गया था और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गई थी। 
अनुलग्नक- I

“भू-जल गुणवत्ता में सुधार” विषय पर राज्य सभा में दिनाकं 24.12.2018 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1586 के भाग (क) और (ख) उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक
भारत के भूमिजल में विभिन्न संदूषकों से आंशिक तौर पर प्रभावित जिलों की राज्य-वार संख्या
	क्र.सं.
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
	लवणता (3000 माइक्रो एमएचओएस/से.मी. से अधिक ईसी) (ईसीः विद्युत चालकता)
	फ्लोराइड
(1.5 मिग्रा/ली. से अधिक)
	नाइट्रेट
(45 मिग्रा/ली. से अधिक)
	आर्सेनिक
(0.01 मिग्रा/ली. से अधिक)
	लौह
(1मिग्रा/ली. से अधिक)
	शीशा (0.01 मिग्रा/ली. से अधिक)

	कैडमियम (0.003 मिग्रा/ली. से अधिक)

	क्रोमियम (0.05 मिग्रा/ली. से अधिक)

	1
	आंध्र प्रदेश
	12
	12
	13
	3
	7
	
	
	

	2
	तेलंगाना
	8
	10
	10
	1
	8
	2
	1
	1

	3
	असम
	
	9
	
	19
	18
	
	
	

	4
	अरुणाचल प्रदेश
	
	
	
	
	4
	
	
	

	5
	बिहार
	
	13
	10
	22
	19
	
	
	

	6
	छत्तीसगढ़
	1
	19
	12
	1
	17
	1
	1
	1

	7
	दिल्ली
	7
	7
	8
	2
	
	3
	1
	4

	8
	गोवा
	
	
	
	
	2
	
	
	

	9
	गुजरात
	21
	22
	24
	12
	10
	
	
	

	10
	हरियाणा
	18
	21
	21
	15
	17
	17
	7
	1

	11
	हिमाचल प्रदेश
	
	
	6
	1
	
	
	
	

	12
	जम्मू और कश्मीर
	
	2
	6
	3
	9
	3
	1
	

	13
	झारखंड
	
	12
	11
	2
	6
	1
	
	

	14
	कर्नाटक
	29
	30
	29
	2
	22
	
	
	

	15
	केरल
	4
	5
	11
	
	14
	2
	
	1

	16
	मध्य प्रदेश
	18
	43
	51
	8
	41
	16
	
	

	17
	महाराष्ट्र
	25
	17
	30
	
	20
	19
	
	

	18
	मणिपुर
	
	1
	
	2
	4
	
	
	

	19
	मेघालय
	
	1
	
	
	6
	
	
	

	20
	नागालैंड
	
	1
	
	
	1
	
	
	

	21
	ओडिशा
	17
	26
	28
	1
	30
	
	
	1

	22
	पंजाब
	10
	19
	21
	10
	9
	6
	8
	10

	23
	राजस्थान
	30
	33
	33
	1
	33
	3
	
	

	24
	तमिलनाडु
	28
	25
	29
	9
	2
	3
	1
	5

	25
	त्रिपुरा
	
	
	
	
	4
	
	
	

	26
	उत्तर प्रदेश
	13
	34
	59
	28
	15
	10
	2
	3

	27
	उत्तराखंड
	
	
	4
	
	5
	
	
	

	28
	पश्चिम बंगाल
	6
	8
	5
	9
	16
	6
	2
	2

	29
	अंडमान और निकोबार
	1
	
	
	
	2
	
	
	

	30
	दमन और दीव
	1
	
	1
	1
	
	
	
	

	31
	पुदुच्चेरी
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	कुल

	18 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के 249 जिलों के हिस्से
	23 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के 370 जिलों के हिस्से
	23 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के 423 जिलों के हिस्से
	21 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के 152 जिलों के हिस्से
	27 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के 341 जिलों के हिस्से
	14 राज्यों के 92 जिलों के हिस्सों में शीशा
	9 राज्यों के 24 जिलों के हिस्सों में कैडमियम
	10 राज्यों के 29 जिलों के हिस्सों में क्रोमियम
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